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1970. �ी बी. बी. पाट�ल: 

        

 � या सू� म, लघ ुऔर म� यम उ�यम मं�ी यह बताने क� कृपा कर�गे �क:  
 

(क) :  �या सरकार के पास �थानीय यवुाओ ंको �थायी रोजगार �दान करने के �लए देश के सबसे अ�धक 

�पछड़े �े�� और �वशेष �प से तेलंगाना रा�य के जह�राबाद म� स�ूम, लघु और म�यम उ�यम 

(एमएसएमई) इकाइयां �था�पत करने का कोई ��ताव है;   

(ख) : य�द हां, तो त�सबंधंी �यौरा �या है और य�द नह�,ं तो इसके �या कारण ह�; 

(ग) : �या सरकार ने देश के सम� �वकास के �लए और अ�धक एमएसएमई इकाइयां �था�पत करने का 

�नण�य �लया है और य�द हा,ं तो त�संबंधी रा�य/संघ रा�य�े�-वार �यौरा �या है;  

(घ) :  देश म� एमएसएमई �था�पत करने के �लए उ�साह� उ�य�मय� को �दए जा रहे �ो�साहन� का �यौरा 

�या है; और  

(ङ) : �या एमएसएमई इकाइय� को उनक� मांग के अनसुार उनके काय� संचालन के �लए पया��त पंूजी 

�नवशे और धनरा�श उपल�ध कराई गई है और य�द हा,ं तो त�सबंधंी �यौरा �या है और य�द नह�,ं 

तो इसके �या कारण ह�?  

उ� तर 

सू� म, लघु और म� यम उ�यम रा�य मं�ी  

(�ी भानु �ताप �सहं वमा�) 
 

(क) से (ग) : स�ूम, लघु और म�यम उ�यम (एमएसएमई) मं�ालय �कसी भी रा�य म� एमएसएमई �था�पत 

नह�ं करता है। एमएसएमई �े� �नजी �यि�तय� के मा�यम से चलाया जाता है और इस �े� म� �नवेश 

उ�य�मय� �वारा �वयं ह� �कया जाता है। उ�यम� का संवध�न और �वकास रा�य का �वषय है। क� � सरकार 

तेलंगाना रा�य के जह�राबाद स�हत देश म� एमएसएमई के संवध�न और �वकास के �लए �व�भ�न योजनाओ,ं 

काय��म� और नी�तगत पहल� के मा�यम से रा�य/संघ रा�य �े�� सरकार� के �यास� म� पूरक का काम 

करती है।  

(घ) और (ङ) : एमएसएमई मं�ालय देश म� एमएसएमई �े� के संवध�न और �वकास के �लए �व�भ�न 

योजनाओ ंऔर काय��म� का काया��वयन करता है। इन योजनाओ ंऔर काय��म� म� अ�य बात� के साथ-साथ 

�धान मं�ी रोजगार सजृन काय��म (पीएमईजीपी), पारंप�रक उ�योग� के पनु��धार हेत ु�न�ध योजना (�फू�त�), 

स�ूम और लघ ु उ�यम� के �लए �े�डट गारंट� योजना, स�ूम और लघ ु उ�यम �ल�टर �वकास काय��म 

(एमएसई-सीडीपी) आ�द शा�मल ह�। इन योजनाओ ं के तहत �मलने वाला लाभ देशभर म� सभी पा� 

एमएसएमई के �लए उपल�ध है। इसके अलावा, सरकार ने देश म� छोटे �यवसाय� पर को�वड-19 के 

नकारा�मक �भाव को कम करने के �लए आ�म�नभ�र भारत अ�भयान के तहत हाल म� क� गई कई पहल� म� 

से कुछ �न�नवत ह�:  

i. दबाव��त एमएसएमई के �लए �े�डट गारंट� योजना (सीजीएस) अधीन�थ ऋण।  

ii. एमएसएमई स�हत �यवसाय� के �लए गारंट�कृत आकि�मक �े�डट लाइन (जीईसीएल)/आकि�मक 

�े�डट लाइन गारंट� योजना (ईसीएलजीएस)।  
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iii. आ�म�नभ�र भारत �न�ध के मा�यम से इि�वट� समावेशन।  

iv. एमएसएमई के वग�करण के नए संशो�धत मानदंड।  

v. �यवसाय करन ेक� सुगमता के �लए ‘उ�यम पजंीकरण’ के मा�यम से एमएसएमई का नए �प म� 

पंजीकरण।  

vi. 200 करोड़ �पए तक क� खर�द के �लए कोई वैि�वक �न�वदा नह�ं ल� जाएगी।  

 

 इसके अलावा, सरकार ने 2022-23 के बजट म� एमएसएमई के �लए �न�न�ल�खत पहल� क� घोषणा 

क� थी:-  

(i) �े�डट स�ुवधा, कौशल और भत� ���या के �लए उ�यम, ई-�म, एनसीएस और असीम पोट�ल� को 

आपस म� जोड़ा जाएगा।  

(ii) जीईसीएल/ईसीएलजीएस को माच� 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंट� कवर को अ�त�र�त 

रा�श के साथ �वशेष �प से आ�त�य और त�संबं�धत उ�यम� के �लए �नधा��रत कर 50,000 करोड़ 

�पए तक बढ़ाया जाएगा।  

(iii) स�ूम और लघु उ�यम� के �लए �े�डट गारंट� योजना को एमएसई के �लए 2 लाख करोड़ �पए के 

अ�त�र�त �े�डट क� सु�वधा हेत ु�न�धय� के अपे��त समावेशन और रोजगार के अवसर� के �व�तार 

के साथ पनु�न�धा�रत �कया जाना है।  

(iv) 6,000 करोड़ �पए के प�र�यय के साथ एमएसएमई �दश�न म� संव�ृ�ध और ग�तवध�न (रै�प) 

काय��म को 5 वष� तक �चालन करना।  

******* 




